भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 2981
सोमवार, 12 दिसम्‍बर, 2016/21 अग्रहायण, 1938 (शक)
दिल्‍ली में ग्रामीण सेवा
2981. श्री परवेज हाशमी: 

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क) ओखला क्षेत्र में ‘ग्रामीण सेवा’ के तहत चलने वाली इन गाड़ियों की भरमार की वजह से हमेशा जाम लगा रहता है, इन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्‍या कदम उठाए जा रहे हैं; 

(ख) क्‍या पेट्रोल व डीजल वाहनों की तरह इन वाहनों के प्रयोग की भी कोई मियाद रखी गई है; 
(ग) अवैध रूप से चलने वाली ग्रामीण सेवा की गाड़ियों पर रोक लगाने हेतु किए गए प्रावधानों का ब्‍यौरा क्या है; और 
(घ) क्‍या खटारा हालात में भी पैसे कमाने के लिए सवारियों की जान से खिलवाड़ करने वाली इन गाड़ियों पर रोक लगाई जाएगी, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है? 

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क) और (ख): परिवहन विभाग, राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली सरकार ने वर्ष 2010 के दौरान दिल्‍ली में 166 रूटों पर चलाने के लिए 6153 ग्रामीण सेवा वाहनों को परमिट जारी किए थे । इसके पश्‍चात्, परिवहन विभाग, राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली सरकार द्वारा कोई परमिट नहीं जारी किया गया है ।   
(ग) और (घ): दिल्‍ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग, राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली सरकार के प्रवर्तन विभाग द्वारा उन ‘ग्रामीण सेवा’ वाहनों, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 और उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं, के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा रही है । दिनांक 01.01.2016 से 15.11.2016 के दौरान, 110 मोटर वाहनों का चालान किया गया है जिनमें 37 वाहन ‘ग्रामीण सेवा’ के हैं । मोटर यान अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत 61 वाहनों पर नोटिस चिपकाए गए हैं और यातायात को क्‍लीयर करने के लिए क्रेन द्वारा 10 वाहन हटाए गए हैं ।  
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